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जिसका उत्‍तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।
.....
देश में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग
3672. श्री परिमल नथवानी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्षा की कमी के कारण झारखंड और गुजरात सहित देश में सिंचाई के छोटे टैंक सूख गए हैं; 
(ख) 
यदि हां, तो क्या सरकार के पास गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सिंचाई टैंकों से छोटे सिंचाई टैंकों को जलापूर्ति करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; 
(ग) 
यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और 
(घ) 
देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु उठाए गए कदमों सहित तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) से (ग) जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, निधियन, निष्‍पादन और अनुरक्षण राज्‍य सरकारों द्वारा उनकी स्‍वयं की संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्‍य सरकारों को सहायता देने के क्रम में भारत सरकार त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार स्‍कीम आदि जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों और कार्यक्रमों के माध्‍यम से जल संसाधन के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्‍य सरकारों को तकनीकी और वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराती है। 
चौथी लघु सिंचाई गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई के लिए 523816 जल निकायों का उपयोग किया जाता है। इनमें से झारखंड के 764 और गुजरात के 1093 सहित 18485 जल निकाय विभिन्‍न कारणों जैसे सूख जाने, लवणता आदि के कारण स्‍थाई रूप से उपयोग में नहीं है। 
(घ) देश में जल संसाधनों के इष्‍टतम उपयोग के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:
· प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 76.03 लाख हेक्‍टेयर की क्षमता वाली 99 चल रही त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) वृहत/मध्‍यम सिंचाई परियोजना को उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यों सहित दिसम्‍बर, 2019 तक चरणवार रूप में पूरा करने हेतु राज्‍यों के परामर्श से पहचान की गई है। इन परियोजनाओं को मिशन मोड़ में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा केन्‍द्र और राज्‍य दोनों के हिस्‍से के लिए नाबार्ड के माध्‍यम से एक निधियन तंत्र का अनुमोदन किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 4162 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्‍त, इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा 3334 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान पोलावरम परियोजना के लिए 2514 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता उपलब्‍ध कराई गई है। 
· पारम्‍परिक जल निकायों के पुनरूज्‍जीवन, पुनर्स्‍थापन और पुनर्वास के लिए यह मंत्रालय जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण और पुनरूद्धार स्‍कीम का कार्यान्‍वयन कर रहा है। 12वीं योजना में 1.02 लाख हेक्‍टेयर की सिंचाई क्षमता के पुनरूद्धार के लक्ष्‍य सहित इस स्‍कीम के तहत 1354 जल निकायों को शामिल किया गया है। अब तक 264.67 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है और 0.285 लाख हेक्‍टेयर की सिंचाई क्षमता के पुनर्स्‍थापन सहित 464 जल निकायों में कार्यो को पूरा कर लिए जाने की सूचना है।
· सतही लघु सिंचाई स्‍कीम के तहत 12वीं योजना के दौरान 11.56 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सहित कुल 5651 स्‍कीमों को शामिल किया गया है। 6660 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और 5.94 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के सृजन सहित 3270 स्‍कीमों में कार्य पूरा कर लिया गया है। 
· एमजीएनईआरजीए के साथ मिलकर भूमि जल पुनर्भरण और सीएडी कार्यो के लिए सिंचाई की कमी वाले जिलों/डार्क जोनो में कुल 2264 गंभीर ब्‍लॉकों को शामिल किया गया है। 
· सरकार ने जल के संरक्षण जल की बर्बादी को कम करने और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्‍यम से राज्‍यों के बाहर और भीतर दोनों स्‍थानों पर इसके और अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लक्ष्‍य से राष्‍ट्रीय जल मिशन की शुरूआत की है। 
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